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(जिसका उत्‍तर 14 मार्च, 2017/23 फाल्‍गुन, 1938 (शक) को दिया जाना है)
नोटबंदी के माध्यम से काले धन पर अंकुश लगाना
1377.
चैधरी सुखराम सिंह यादवः
श्रीमती छाया वर्माः
श्री विशम्भर प्रसाद निषादः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
नोटबंदी के क्रियान्वयन में विभिन्न बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा सामने आई गड़बड़ियों की जांच में अब तक कितने लोगों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख)
क्या उद्योग जगत एवं अन्य वित्तीय जानकारों द्वारा यह बात कही जा रही है कि नोटबंदी के निर्णय से उद्योग जगत लंबे समय तक वित्तीय मंदी का सामना करने के लिए बाध्य हुआ है; और
(ग)
नोटबंदी से काले धन पर अंकुश लगाने का जो लक्ष्य सरकार द्वारा तय किया गया था, उसे पाने में कितनी कामयाबी मिली है तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 
उत्‍तर
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि विमुद्रीकरण के चरण के दौरान 5 बैंकों ने 15 मामले (शाखाओं) दर्ज किए हैं, जिनमें बैंक कर्मचारी विनिर्दिष्‍ट बैंक नोट (एसबीएन) के ‘अनियमित विनिमय लेन-देनों’ में संलिप्‍त पाए गए हैं।
जब कभी किसी बैंक अधिकारी (अधिकारियों) के स्‍तर पर कोई अनियमितता पाई/देखी जाती है तो बैंक अपनी विद्यमान नियमों के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ करते हैं और बैंक की अनुशासनात्मक नियमावली के अनुसार गलत कृत्यों की गंभीरता के आधार पर दोषी कर्मचारियों को तदनुसार दंड दिया जाता है।
केंद्रीय सांख्किीय कार्यालय द्वारा जारी तिमाही अनुमानों के अनुसार उच्‍च मूल्‍य वर्ग की करेंसियों (500 रुपए और 1,000 रुपए) के विमुद्रीकरण के बावजूद 2016-17 की प्रथम तिमाही (क्‍यू 1) तथा द्वितीय तिमाही (क्‍यू 2) में क्रमश: 6.1% और 5.1% की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही (अक्‍टूबर-दिसम्‍बर) के लिए उद्योग क्षेत्र हेतु स्थिर (2011-12) मूल्‍यों पर सकल मूल्‍य संवर्द्धन (जीवीए) में वृद्धि 6.6% थी।
विमुद्रीकरण के उपरांत काले धन के विरुद्ध चल रही कार्रवाईयों के भाग के रूप में, पुराने उच्‍च मूल्‍य वर्ग के संदिग्‍ध बड़ी राशि की नकद जमा राशियों के सत्‍यापन के लिए 9 नवम्‍बर, 2016 से 10 जनवरी, 2017 तक की अवधि के दौरान आयकर विभाग ने 1100 से अधिक तलाशी, जब्तियां और सर्वेक्षण किए हैं तथा 5100 से अधिक नोटिस जारी किए हैं। इन चल रही जांच-पड़तालों में 10 जनवरी, 2017 तक 5400 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय की पहचान की गई है। उचित कार्रवाई हेतु आयकर विभाग द्वारा संगत सूचना उचित कार्रवाई हेतु अन्‍य कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो के साथ साझा की गई है।   
****
